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विषय : सूखा प्रबंधन की योजनाएं
663. श्री संजय सिंह : 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क) क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूखा प्रबंधन संबंधी कोई योजना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में सूखा प्रबंधन संबंधी योजनाएं कब तक शुरू की जाएंगी; और
(घ) महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? 
उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)
(क) से (ग) : वर्ष 2017 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अपेक्षित एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है। आपदा प्रबंधन योजना का उद्देश्य संरचनात्मक और योजनाबद्ध तरीके से सूखे का समग्र प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन करना है। यह योजना सूखा प्रबंधन में सूखा शमन, तैयारियों और राहत उपायों में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। यह योजना पूरे देश में लागू है जिसमें सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
(घ) : राज्य सरकार सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रबंधन और आवश्यक राहत उपाए करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता के जरिए राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान सूखे के लिए एनडीआरएफ से महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा 4714.28 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है। 
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